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पीएम आवास योजना शहरी 2.0  4  ब्याज सब्सिडी और पात्रता के नियम
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   प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0: अपने घर का सपना सच करने    

भारत के  तेजी  से  बढ़ते  शहरों  में  किराये  के  मकान में  रह  रहे  लाखों  परिवारों  के  लिए अपना घर खरीदना  आज भी  एक बड़ी  चुनौती  है।  बढ़ती  महंगाई  और
प्रॉपर्टी की कीमतों के बीच, अगर किसी के पास अपनी जमीन नहीं है या घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो यह सवाल हमेशा मन में रहता है कि
आखिर अपना घर कैसे बनेगा? ऐसे ही परिवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार नेप्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0)की
शुरुआत की है, जिसमें शहरी निवासियों के लिए कई नए और सुविधाजनक रास्ते रखे गए हैं।

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं है जो नया घर बना रहे हैं या खरीद रहे हैं, बल्कि उन परिवारों के लिए भी
इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं जो किराये पर रहते हैं। योजना का मुख्य फोकस शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर है, ताकि वे अपनी आर्थिक
स्थिति  और  जरूरत  के  हिसाब  से  सही  विकल्प  चुन  सकें।  सरकार  कीनई  धांसू  योजनाएंलगातार  नागरिकों  को  सशक्त  बनाने  का  काम  कर  रही  हैं,  और
PMAY-U 2.0 इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।

   पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0: नई ब्याज सब्सिडी योजना के प्रमुख   

सरकार ने PMAY 2.0 के तहत एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस योजना के माध्यम से करीब1 करोड़ शहरी परिवारोंको पक्का घर उपलब्ध
कराने  की तैयारी है।  पूरे  देश में  इस योजना को सुचारू  रूप से  चलाने  के  लिए सरकार की ओर से  10 लाख करोड़का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है।
इसमें से केंद्र सरकार द्वारा लगभग 2.30 लाख करोड़की सीधी आर्थिक मदद (केंद्रीय सहायता) दी जाएगी।

पहले की योजनाओं की तुलना में PMAY-U 2.0 में सबसे बड़ा बदलाव इसके लचीलेपन में है। अब पात्र परिवार अपनी सुविधा के अनुसार यह तय कर सकते हैं
कि  उन्हें  अपनी  जमीन  पर  घर  बनाना  है,  बना-बनाया  नया  घर  खरीदना  है,  या  फिर  किफायती  किराये  के  मकान  (Affordable  Rental  Housing)  का
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विकल्प चुनना है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर वर्ग की जरूरत को एक ही योजना के छतरी के नीचे लाया जा सके।

   8 लाख के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी:  1.80 लाख की बचत का सटीक ग   

बहुत से  शहरी परिवारों  के  पास घर खरीदने  के  लिए कुछ जमा-पूंजी  तो  होती  है,  लेकिन बाकी की रकम के  लिए उन्हें  बैंक से  होम लोन लेना पड़ता  है।  ऐसे
परिवारों के लिए PMAY-U 2.0 एक वरदान साबित हो सकती है। योजना के तहत उन पात्र लाभार्थियों को बड़ी राहत दी गई है जिन्हें घर खरीदने के लिए ऋण
की आवश्यकता है।

नए नियमों के अनुसार, पात्र लाभार्थियों को 8 लाख तक के होम लोन पर सालाना 4 फीसदी ब्याज सब्सिडीप्रदान की जाएगी। इस ब्याज सब्सिडी का
सीधा असर ईएमआई (EMI) पर पड़ता है। सरकार के इस कदम से लाभार्थी को ऋण की अवधि के दौरान अधिकतम 1.80 लाख तक का फायदाहो सकता है।
इसका मतलब यह है कि योजना केवल घर बनाने वालों को ही नहीं, बल्कि होम लोन लेकर अपने सपनों का आशियाना खरीदने की तैयारी कर रहे परिवारों
को भी बड़ी आर्थिक राहत देने की व्यवस्था करती है।

   पात्रता नियम और आय सीमा: EWS, LIG और MIG श्रेणियों के लिए तय   

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 का फायदा लेने के लिए केवल शहर का निवासी होना ही पर्याप्त नहीं है। इस योजना को मुख्य रूप से जरूरतमंदों
तक पहुंचाने के लिए परिवार की सालाना आय की एक तय सीमा निर्धारित की गई है। लाभ लेने से पहले अपनी आय श्रेणी को समझना बेहद आवश्यक है।
योजना में मुख्य रूप से तीन आय वर्ग शामिल किए गए हैं:

 >> 3 लाख तक सालाना आय वाले परिवार:यह श्रेणी मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए है।

 >> 3 लाख से  6 लाख तक सालाना आय वाले परिवार:यह निम्न आय वर्ग (LIG) के अंतर्गत आते हैं।

 >> 6 लाख से  9 लाख तक सालाना आय वाले परिवार:यह मध्यम आय वर्ग (MIG) का हिस्सा हैं।

आवेदन करने से पहले या किसी भी विकल्प का चुनाव करने से पहले अपनी सालाना आय और योजना की विशिष्ट पात्रता शर्तों की जांच करना अनिवार्य
है। सरकार द्वारासीधे खाते में पैसा और घरजैसी सुविधाओं को पारदर्शी बनाने के लिए आय प्रमाणपत्र को एक प्रमुख दस्तावेज माना जाता है।

   मकान का साइज और मालिकाना हक: योजना से जुड़े तकनीकी दिशानिर्द   

योजना के अंतर्गत घर के आकार (Carpet Area) और मालिकाना हक को लेकर तकनीकी दिशानिर्देश लागू होते हैं। हालांकि वर्तमान में उपलब्ध योजना
के विवरण में मकान के सटीक स्क्वायर फीट साइज का उल्लेख नहीं है, इसलिए लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आय वर्ग (EWS LIG MIG)
के अनुसार अनुमत घर के साइज की जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी अधिसूचना की जांच करें।

इसके अलावा, योजना अलग-अलग स्थितियों के लिए अलग समाधान देती है। यदि आपके पास शहर मेंअपनी जमीन है, लेकिन पक्का घर बनाने के लिए पैसे
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नहीं हैं, तो योजना के तहत 1.5 लाख तक की केंद्रीय सहायताका प्रावधान है। वहीं, जिन परिवारों के पासअपनी जमीन नहीं है, उनके लिए सरकार प्राइवेट
और पब्लिक एजेंसियों के साथ मिलकर किफायती घर तैयार कराएगी, जिसमें EWS परिवारों के लिए प्रति घर 1.5 लाख तक की सहायतामिलेगी।

   सब्सिडी क्रेडिट का नियम: 5 वार्षिक किस्तों में खाते में राशि   

ब्याज सब्सिडी  और केंद्रीय  सहायता  की  राशि  सीधे  लाभार्थियों  को  फायदा  पहुंचाने  के  लिए  डिजाइन की  गई है।  योजना  के  प्रारूप  के  अनुसार  सब्सिडी
क्रेडिट के  नियम (जैसे  कि 5 वार्षिक किस्तों  में  खाते  में  राशि आने की प्रक्रिया) को पारदर्शी रखा गया है  ताकि वित्तीय लाभ सीधे  सही व्यक्ति तक
पहुंचे।

हालांकि,  किस्तों  के  भुगतान  का  सटीक  समय,  बैंक  द्वारा  वेरिफिकेशन  की  प्रक्रिया  और  5  किस्तों  के  वितरण  के  विस्तृत  तकनीकी  नियमों  के  लिए
लाभार्थियों को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) की आधिकारिक वेबसाइट या अपने संबंधित बैंक से संपर्क कर आधिकारिक पुष्टि करनी
चाहिए। सब्सिडी की राशि (अधिकतम  1.80 लाख) सीधे लोन खाते में समायोजित की जाती है जिससे मूलधन घट जाता है और ईएमआई का बोझ कम होता
है।

   आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज: योजना का लाभ लेने के लिए    

प्रधानमंत्री  आवास योजना-शहरी  2.0 के  तहत आवेदन करने  के  लिए शहरी  निवासियों  को  सबसे  पहले  अपनी स्थिति  का  आकलन करना चाहिए।  क्या
आपके  पास जमीन है?  क्या  आप घर  खरीद  रहे  हैं?  या  क्या  आप किराये  के  मकान की  तलाश में  हैं?  योजना  में  प्रवासी  मजदूरों,  औद्योगिक कामगारों,
कामकाजी महिलाओं और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के मकान (Affordable Rental Housing) का भी खास प्रावधान है।

आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेजों के संदर्भ में, लाभार्थियों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

 >> आय प्रमाण पत्र:यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो यह तय करेगा कि आप किस श्रेणी ( 3 लाख,  6 लाख या  9 लाख तक) में आते हैं।

 >> पहचान और पते का प्रमाण:आधार कार्ड, पैन कार्ड और वर्तमान निवास का प्रमाण।

 >> जमीन के कागजात:यदि आप अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए  1.5 लाख की सहायता लेना चाहते हैं।

 >> बैंक खाते की जानकारी:सब्सिडी या आर्थिक सहायता सीधे खाते में प्राप्त करने के लिए।

चूंकि आधिकारिक पोर्टल और आवेदन की अंतिम तिथियों  में  बदलाव हो सकते  हैं,  इसलिए आवेदन प्रक्रिया की सटीक जानकारी के  लिए स्थानीय नगर
निकाय (Municipal Corporation) या PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना सबसे सुरक्षित कदम है। इस तरह की योजनाओं का लाभ कैसे
लोगों तक पहुंच रहा है, इसके लिए आपघर-घर पहुंची 5 बड़ी सरकारी योजनाएंलेख भी पढ़ सकते हैं।

   अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न   
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योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को  8 लाख तक के होम लोन पर सालाना 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिससे अधिकतम  1.80 लाख तक का
आर्थिक लाभ हो सकता है।

जी हाँ,  सरकार पब्लिक और प्राइवेट एजेंसियों  के  साथ मिलकर किफायती घर बनाएगी। इसमें  आर्थिक रूप से  कमजोर वर्ग (EWS) के  परिवारों  के  लिए
प्रति घर  1.5 लाख तक की केंद्रीय सहायता का प्रावधान है।

योजना में तीन आय वर्ग निर्धारित किए गए हैं:  3 लाख तक की सालाना आय,  3 लाख से  6 लाख तक की सालाना आय, और  6 लाख से  9 लाख तक की
सालाना आय वाले परिवार।

हाँ, PMAY 2.0 में प्रवासी मजदूरों, औद्योगिक कामगारों, कामकाजी महिलाओं और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के मकान (Affordable Rental
Housing) उपलब्ध कराने का विशेष प्रावधान किया गया है।
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